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नागरिरक अधि(कार संरक्षण अधि(निनयम, 1955; (ारा 7

मुख्य न्याधियक मजिजस्ट्र ेट के न्यायालय में अभिभयकु्त द्वारा अस्पृश्यता की प्रथा का आरोप लगाते हुए
भिशकायत- पुलिलस ने भिशकायत को झूठा पाया और अंधितम रिरपोट�  प्रस्तुत निकया-दसूरी भिशकायत-अदालत
ने संज्ञान लिलया और आरोपी के लिHलाफ समन जारी करने का आदेश निदया-सत्र न्यायालय द्वारा Hारिरज
की गई याधिर्चका को रु्चनौती-आपराधि(क काय�वाही को रद्द करने के लिलए (ारा  482  द.प्र.स.  के तहत
याधिर्चका-उच्च न्यायालय ने आरोपी के लिHलाफ समन जारी करने के सवाल का फैसला करने के लिलए
रिरकॉर्ड� पर पूरी सामग्री पर निवर्चार करने के लिलए मामले को निवर्चारण न्यायालय में भेज निदया-मजिजस्ट्र ेट उसी
निनष्कर्ष� पर पहुरें्च-आरोपी ने (ारा 482 द.प्र.स.ं के तहत एक और याधिर्चका दायर की-उच्च न्यायालय द्वारा
वापस भेज निदया गया, जिजसमें निवर्चारण न्यायालय को उपलब्( सामग्री के आ(ार पर उधिर्चत आदेश पारिरत
करने का निनदWश निदया गया-मजिजस्ट्र ेट अपने पहले के निनष्कर्ष�  पर कायम रहे और आरोपी को तलब करने
का निनदWश निदया-निफर भी (ारा 482 द.प्र.स.ं के तहत दायर एक और याधिर्चका को उच्च न्यायालय ने यह
कहते हुए Hारिरज कर निदया निक (ारा 482 द 0 प्र.स0ं के तहत अन्तर्निननिहत शनिक्तयों के लिलए मामला नही
बनता ह-ै निन(ा�रिरतः अस्पृश्यता की प्रथा एक गंभीर अपरा( ह-ैरंू्चनिक अभिभयकु्त ने मजिजस्ट्र ेट द्वारा पारिरत
आदेशों को रद्द करने के लिलए हर बार उच्च न्यायालय का दरवाजा HटHटाया है, इसलिलए मामला संज्ञान
लेने के स्तर को पार नहीं कर पाया-अभिभयकु्त स्वयं देरी के लिलए जिजम्मेदार है-इसलिलए, देरी के आ(ार पर
आपराधि(क काय�वाही को रद्द करने के लिलए कोई मामला नहीं बनता ह।ै भारत के संनिव(ान, 1950  के
अनुच्छेद 17-दरं्ड प्रनिaया संनिहता, 1973-(ारा 156 (3), 173, 200, 202 और 482।

र्चतुथ�  शे्रणी के एक कम�र्चारी ने मुख्य न्याधियक मजिजस्ट्र ेट के न्यायालय में जिजला आयवुWनिदक अधि(कारी के
लिHलाफ नागरिरक अधि(कार अधि(निनयम की (ारा 7 के तहत अपरा( करने के लिलए भिशकायत दज�  कराई।
पुलिलस ने मामले की जांर्च की और इस निनष्कर्ष� पर पहुरं्ची निक भिशकायत झूठी थी और अंधितम रिरपोट�  प्रस्तुत
की। कम�र्चारी ने एक और भिशकायत दज�  की जिजसमें मजिजस्ट्र ेट ने संज्ञान लिलया और आरोपी के लिHलाफ
प्रथम दृष्टयामामला पाया और उसके लिHलाफ प्रनिaया जारी की। अभिभयकु्त द्वारा आदेश को एक पनुरीक्षण
याधिर्चका दायर करके र्चनुौती दी  गई थी,  जिजसे सत्र न्यायालय ने Hारिरज कर निदया था। अभिभयकु्त ने
काय�वाही को रद्द करने के लिलए (ारा 482 द.प्र.स.ं के तहत याधिर्चका दायर की।
846
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उच्च न्यायालय ने अभिभलेH पर उपलब्( पूरी सामग्री पर निवर्चार करने के बाद मामले को
निनपटान के लिलए मामला निवर्चारण न्यायालय को भेज निदया। हालाँनिक, मजिजस्ट्र ेट निफर से उसी निनष्कर्ष�  पर
पहँुरे्च। अभिभयकु्त ने (ारा 482 द.प्र.स.ं के तहत एक और याधिर्चका दायर की। निफर से, उच्च न्यायालय ने
एक उधिर्चत आदेश पारिरत करने के लिलए मामले को निवर्चारण न्यायालय में भेज निदया। मजिजस्ट्र ेट ने तीसरी
बार मामले पर निवर्चार निकया  लेनिकन निफर से उसी निनष्कर्ष�  पर पहुरें्च  और अभिभयकु्त को तलब निकया।
अभिभयकु्त ने (ारा 482  द.प्र.स.ं  के तहत एक और याधिर्चका दायर की, लेनिकन इस बार उच्च न्यायालय ने
यह कहते हुए इसे Hारिरज कर निदया निक उसके द्वारा अंतर्निननिहत शनिक्तयों का प्रयोग करने के लिलए कोई
मामला नहीं बनाया गया था। इसलिलए वत�मान अपील।

अभिभयकु्त-अपीलाथj की ओर से यह तक�  निदया गया निक निवर्चारण न्यायालय ने  उसके लिHलाफ
समन जारी करने का निनण�य लेने से पहले रिरकॉर्ड� पर पूरी सामग्री पर निवर्चार नहीं निकया; निक वह निपछले 19



वर्षl से आपराधि(क मकुदमे का सामना कर रहा था और इसलिलए,  काय�वाही देरी के आ(ार पर रद्द की
जानी र्चानिहए।

याधिर्चका Hारिरज करते हुए कोट� ने कहा, 
निन(ा�रिरतः 1.1. उच्च न्यायालय ने सही निनष्कर्ष� निनकाला है निक आदेश पारिरत निकया मजिजस्ट्र ेट द्वारा

पारिरत आदेश में (ारा 482 द.प्र.स.ं के तहत अपनी अंतर्निननिहत शनिक्तयों के प्रयोग में निकसी भी हस्तके्षप का
आह्वान नहीं निकया जाता ह।ै [851-ई]

1.2. मजिजस्ट्र ेट द्वारा संज्ञान लेते हुए पारिरत आदेश सही लिललिHत आदेश ह।ै आदेश न केवल जाँर्च
के दौरान पुलिलस, द्वारा दज�  निकए गए बयानों ,जिजसके कारण पुलिलस द्वारा अंधितम रिरपोट�  दालिHल की गई,
और मजिजस्ट्र ेट द्वारा (ारा  200 और 202 द.प्र.सं के तहत दज�  निकए गए गवाहों के बयान, को संदर्भिभत
करता है बल्किpक यह भी स्पष्टता के साथ निन(ा�रिरत करता है निक संज्ञान लेने और प्रथम दृष्टया निकसी व्यनिक्त
तक पहँुर्चने के र्चरण में निकन जिसद्धांतों को ध्यान में रHा जाना र्चानिहए। मजिजस्ट्र ेट को केवल यह तय करना
था निक मामले में आगे की काय�वाही के लिलए पया�प्त आ(ार मौजूद है या नहीं। यह अच्छी तरह से तय निकया
गया ह,ै  निक पुलिलस की राय के बावजूद, एक मजिजस्ट्र ेट को संज्ञान लेने का अधि(कार है यनिद रिरकॉर्ड�  पर
सामग्री उक्त उदे्दश्य के लिलए एक मामला बनाती ह।ै जांर्च में अपरा( का के्षत्र निवशेर्ष रूप से मजिजस्ट्र ेट के
अधि(कार के्षत्र में आता ह।ै मजिजस्ट्र ेट को संतुष्ट होना होगा निक क्या काय�वाही के लिलए पया�प्त आ(ार है और
यह नहीं निक क्या दोर्षजिसधिद्ध के लिलए पया�प्त आ(ार ह।ै क्या साक्ष्य दोर्षजिसधिद्ध का समथ�न करने के लिलए
पया�प्त ह,ै यह केवल निवर्चारण स्तर पर निन(ा�रिरत निकया जा सकता है न निक जांर्च के स्तर पर। प्रनिaया जारी
करने के र्चरण में अभिभयकु्त के लिलए, मजिजस्ट्र ेट को कारण दज�  करने की आवश्यकता नहीं ह।ै [851–ए-
र्डी] आयात और निनया�त के धिर्डप्टी मुख्य निनयंत्रक बनाम रोशनलाल अग्रवाल और अन्य[2003] 4
एस.सी.सी. 139,पर भरोसा निकया।
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2.1 .  यह ध्यान में  रHा जाना र्चानिहए निक अभिभयकु्त-अपीलाथj ने हर बार जब कोई
आदेश निदया जाता है तो लगातार उच्च न्यायालय का दरवाजा HटHटाया जाता है             मजिजस्ट्र ेट
द्वारा संज्ञान पारिरत निकया गया। यह उनके कारण है निक मजिजस्ट्र ेट के समक्ष आपराधि(क काय�वाही संज्ञान
लेने के स्तर को पार नहीं कर पाई। जब तीसरी बार वह उच्च न्यायालय के समक्ष सफल नहीं हुए,  तो
उन्होंने इस अदालत का दरवाजा HटHटाया और उनके कहने पर निनर्चली अदालत की काय�वाही पर रोक
लगा दी गई। अतः अभिभयकु्त के कारण मामला आगे नहीं बढ़ा ह।ै यह न्यायालय की प्रनिaया का दरुुपयोग
होगा यनिद उसे अब आपराधि(क काय�वाही को रद्द करने के आ(ार के रूप में देरी का आग्रह करने की
अनुमधित दी जाती ह।ै      [851 - एर्च; 852-ए-सी] 

एस. जी.  ननै बनाम भारत संघ,[1995] सप 4 एससीसी 552;निबहार राज्य बनाम निवद्युत बोर्ड�
और अन्य बनाम नंद निकशोर तमाHवुाला,[1986] 2  एस.सी.सी. 414 औररामानंद र्चै(री बनाम निबहार
राज्य और अन्य[2002] 1 एस.सी.सी.153, निवभिशष्ट।

2.2.  इस सवाल पर निवर्चार करते हुए निक क्या आपराधि(क काय�वाही को निवलम्ब के आ(ार पर
निनरस्त निकए जाना उधिर्चत है  ,  निवलंब का कारण और अपरा( की गंभीरता पर भी निवर्चार निकया जाना
र्चानिहए। देरी के कारणों के बार ेमें, आरोपी देरी के लिलए जिजम्मेदार था। अपरा( की गंभीरता के संबं( में, यह
देHा गया है निक संनिव(ान के तहत अस्पृश्यता की बुराई को समाप्त कर निदया गया था और जिजस अधि(निनयम
के तहत भिशकायत दज� की गई ह,ै वह लगभग आ(ी सदी पहले अधि(निनयनिमत निकया गया था। इसलिलए, देरी
के आ(ार पर आपराधि(क काय�वाही को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनाया गया ह।ै

[852 – सी-ई]
आपराधि(क अपील न्यायनिनण�यः आपराधि(क अपील स 0 357 सन् 1997।
राजस्थान उच्च न्यायालय के एस 0 बी0 निaमीनल एम 0 पी0 नम्बर 66 सन् 1995 में पारिरत आदेश

एवं निनण�य 4.7.96 

अपीलाथj की ओर से सुशील कुमार जैन, एर्च. र्डी. थारवी और शरद सिंसघानिनया।



उत्तरदाताओ ंके लिलए सुश्री संध्या गोस्वामी। 

न्यायालय का निनण�य इनके द्वारा निदया गया था
वाई.के.  सभरवाल, जे.यह मामला एक घटना जो 1985 में हुई थी से संबंधि(त ह।ै मजिजस्ट्र ेट के

समक्ष आपराधि(क काय�वाही संज्ञान लेने के स्टेज को पार नहीं कर पाई ह।ै इस अपील में उस आपराधि(क
काय�वाही को रद्द करने हेतु आग्रह निकया गया जो 19 साल से लल्किम्बत ह।ै 
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अपीलाथj जिजला आयवुWनिदक अधि(कारी हैं। भिशकायतकता� आयवुWनिदक और्ष(ालय, फतेहगढ़ में एक
र्चतुथ� शे्रणी का कम�र्चारी ह।ै भिशकायतकता� के अनुसार 7 नवंबर, 1985 को जब अपीलाथj ने उक्त स्थान
का  दौरा  निकया  तो  कई मरीज मौजूद  थे।  अपीलाथj  ने  भिशकायतकता�  से  पानी  लाने  को  कहा।  जब
भिशकायतकता� पानी लाय, तो अपीलाथj ने उसका अपमान निकया, जिजसने उससे कहा, ‘‘मैं आपके हाथों
से पानी पीकर अपना (म�  Hराब नहीं करना र्चाहता। आपने पानी देने की निहम्मत कैसे की’’ और उसे
गाली देना शुरू कर निदया। भिशकायतकता� ने मुख्य न्याधियक मजिजस्ट्र ेट की अदालत में (ारा  7  नागरिरक
अधि(कार संरक्षण अधि(निनयम, 1955 (इसके बाद ‘‘अधि(निनयम’’ के रूप में  संदर्भिभत)के तहत दरं्डनीय
अपरा( करने का आरोप लगाते हुए भिशकायत दज� कराई ह।ै

अनुच्छेद  17 भारत के संनिव(ान, द्वारा निकसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा को निननिर्षद्ध निकया
गया ह।ै जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्राव(ान करता है निक ‘‘अस्पृश्यता’’ को समाप्त कर निदया गया
ह,ै ‘‘अस्पृश्यता’’ से उत्पन्न होने वाली निकसी भी अक्षमता को लागू करना काननू के अनुसार दंर्डनीय
अपरा( होगा। संनिव(ान के अधि(देश का पालन करने के लिलए, अधि(निनयम को अन्य बातों के साथ-साथ
‘‘अस्पृश्यता’’ के उपदेश और अभ्यास के लिलए दरं्ड निन(ा�रिरत करने की दृनिष्ट से और उससे उत्पन्न होने
वाली अक्षमता का प्रवत�न और उससे जुड़े मामलों के लिलए अधि(निनयनिमत निकया गया ह।ै           

उपरोक्त भिशकायत (ारा  156 (3)  दरं्ड प्रनिaया संनिहता, 1973 (इसके बाद संनिहता के रूप में
संदर्भिभत) के तहत पुलिलस को अन्वेर्षण के लिलए भेजी गई थी। मामला दज� कर अन्वेर्षण  की गई। अन्वेर्षण
अधि(कारी ने भिशकायतकता� और अन्य गवाहों से पूछताछ की और कुछ दस्तावेजों की प्रधितयाँ भी प्राप्त कीं।
अन्वेर्षण  पूरी करने के बाद पुलिलस ने संनिहता की (ारा 173 के तहत एक अंधितम रिरपोट�  प्रस्तुत की जिजसमें
कहा गया था निक भिशकायत झूठी थी और वास्तव में 7 नवंबर को भिशकायतकता� डू्यटी से अनुपल्किस्थत पाया
गया था और इसलिलए, उसे आ(े निदन के लिलए आकल्किस्मक छुट्टी लेने के लिलए कहा गया था और इस कारण
से उसके द्वारा एक झूठी भिशकायत दज� की गई थी।

पुलिलस द्वारा उक््त अंधितम रिरपोट�  प्रस्तुत करने के बाद भिशकायतकता� ने एक और भिशकायत दज�
कराई। घटना के समय उपल्किस्थत गवाहों के बयानों की अधितरिरक्त मखु्य न्याधियक मजिजस्ट्र ेट द्वारा अन्वेर्षण की
गई, जिजन्होंने 26 जून, 1986 के आदेश द्वारा प्रथम दृष्टया मामला पाया, संज्ञान लिलया और अपीलाथj के
लिHलाफ प्रनिaया जारी की। प्रनिaया जारी करने के आदेश को अपीलाथj ने सत्र न्याया(ीश के समक्ष दायर
एक पनुरीक्षण याधिर्चका में र्चनुौती दी थी जिजसे Hारिरज कर निदया गया था। संनिहता की (ारा 482 के तहत
दायर एक याधिर्चका पर, सत्र न्याया(ीश के साथ-साथ अधितरिरक्त मुख्य न्याधियक मजिजस्ट्र ेट के 
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आदेशों को उच्च न्यायालय द्वारा 26 मई, 1988 के फैसले द्वारा Hारिरज कर निदया गया था अााैर फैसले
में की गई निटप्पभिणयों को ध्यान में रHते हुए काननू के अनुसार आगे बढ़ने के लिलए मामले को निवर्चारण
न्यायालय में भेज निदया गया था। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा निक निवर्चारण
न्यायालय को यह तय करने से पहले रिरकॉर्ड� पर उपलब्( पूरी सामग्री पर निवर्चार करना र्चानिहए निक आरोपी
के लिHलाफ प्रनिaया जारी की जानी र्चानिहए या नहीं।



रिरमांर्ड के बाद, अभिभलेH पर सामग्री पर निवर्चार करने पर, मजिजस्ट्र ेट निफर से उसी निनष्कर्ष� पर पहुरें्च
और 22  जनवरी, 1990  के आदेश द्वारा संज्ञान लिलया। इसके कारण अपीलाथj द्वारा संनिहता की (ारा
482 के तहत एक और याधिर्चका दायर की गई। पुनः उच्च न्यायालय ने 27 मई, 1994 के निनण�य द्वारा 22
जनवरी, 1990  के आदेश को यह देHते हुए दरनिकनार कर निदया  निक यनिद अधितरिरक्त मखु्य न्याधियक
मजिजस्ट्र ेट अंधितम रिरपोट�  से असहमत थे तो इसे स्वीकार नहीं करने के लिलए कुछ कारण निदए जाने र्चानिहए थे
और इस बार भी मामले को मजिजस्ट्र ेट को रिरकॉर्ड� पर उपलब्( सामग्री पर निवर्चार करने और उसके बाद यह
तय करने के लिलए उधिर्चत आदेश पारिरत करने का निनदWश निदया गया था निक उपलब्( सामग्री के आ(ार पर
प्रनिaया जारी की जानी र्चानिहए या नहीं।

इस अपील में हम उच्च न्यायालय के निदनांक 26 मई, 1988 या  27 मई, 1994 को निकये गये
निनण�यों की शुद्धता में नहीं जा रहे हैं। इन निनण�यों को अंधितम रूप निमल गया ह।ै यह कहने के लिलए पया�प्त
आ(ार है निक उच्च न्यायालय के निनदWश के अनुसार,  मजिजस्ट्र ेट ने तीसरी बार मामले पर निफर से निवर्चार
निकया। पुनः, 16 निदसंबर, 1994 के आदेश द्वारा मजिजस्ट्र ेट उसी निनष्कर्ष�  पर पहुरें्च जो पहले दो मौकों पर
पहुरं्चा था और अपीलाथj के लिHलाफ अधि(निनयम की (ारा 7 के तहत अपरा( का संज्ञान लिलया और निनदWश
निदया निक अपीलाथj को तलब निकया जाए।

सनंिहता की (ारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष संज्ञान आदेश को रु्चनौती देने हेतु यह एक
तीसरी याधिर्चका थी। इस बार अपीलाथj भाग्यशाली नहीं था। उच्च न्यायालय ने 4 मई, 1996 के निववानिदत
फैसले द्वारा इस तक�  को Hारिरज कर निदया निक अधितरिरक्त मुख्य न्याधियक मजिजस्ट्र ेट ने रिरकॉर्ड� पर पूरी सामग्री
पर निवर्चार निकए निबना आदेश पारिरत निकया। उच्च न्यायालय ने कहा निक संनिहता की (ारा  482  के तहत
अंतर्निननिहत शनिक्तयों का प्रयोग करने का कोई मामला नहीं बनता ह।ै

उच्च न्यायालय के फैसले को र्चुनौती देते हुए,  अपीलकता� इस न्यायालय के समक्ष अनुमधित के
माध्यम से अपील में ह।ै इस अदालत ने अपील के फैसले तक मजिजस्ट्र ेट के समक्ष काय�वाही पर रोक लगा
दी थी।
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आग्रह निकया गया तक�  यह है निक हालांनिक निनर्चली अदालत को निनदWश निदया गया था निक अपीलाथj
के लिHलाफ प्रनिaया जारी की जानी र्चानिहए या नहीं, यह तय करने से पहले अंधितम रिरपोट�  सनिहत रिरकॉर्ड� पर
पूरी सामग्री पर निवर्चार करें, निफर भी संपूण�  सामग्री पर निवर्चार नहीं निकया गया था। मजिजस्ट्र ेट द्वारा पारिरत
आदेश के अवलोकन से यह नहीं कहा जा सकता है निक पूरी सामग्री को ध्यान में नहीं रHा गया था।
मजिजस्ट्र ेट द्वारा संज्ञान लेते हुए पारिरत आदेश एक अच्छी तरह से लिललिHत आदेश ह।ै आदेश न केवल जांर्च
के दौरान पुलिलस द्वारा दज� निकए गए बयानों को संदर्भिभत करता है, जिजसके कारण पुलिलस द्वारा अंधितम रिरपोट�
दायर की गई और मजिजस्ट्र ेट द्वारा संनिहता की (ारा 200 और 202 के तहत दज� निकए गए गवाहों के बयानों
को भी स्पष्ट रूप से संदर्भिभत करता है, बल्किpक संज्ञान लेने और प्रथम दृष्टया दृनिष्टकोण तक पहुरं्चने के र्चरण
में ध्यान में  रHने के लिलए आवश्यक जिसद्धांतों को भी स्पष्ट रूप से निन(ा�रिरत करता ह।ै इस स्तर पर,
मजिजस्ट्र ेट को केवल यह तय करना था निक मामले में आगे की काय�वाही के लिलए पया�प्त आ(ार मौजूद है या
नहीं। यह अच्छी तरह से स्थानिपत है निक पुलिलस की राय के बावजूद, एक मजिजस्ट्र ेट को संज्ञान लेने का
अधि(कार है यनिद रिरकॉर्ड� पर सामग्री से उक्त उदे्दश्य के लिलए एक मामला बनता हो। जाँर्च पुलिलस का अनन्य
के्षत्र ह।ै अपरा( का संज्ञान लेना एक ऐसा के्षत्र है जो निवशेर्ष रूप से मजिजस्ट्र ेट के अधि(कार के्षत्र में आता ह।ै
इस स्तर पर, मजिजस्ट्र ेट को संतुष्ट होना पड़ता है निक क्या काय�वाही के लिलए पया�प्त आ(ार है और न निक
क्या दोर्षजिसद्ध के लिलए पया�प्त आ(ार है निक क्या साक्ष्य दोर्षजिसधिद्ध का समथ�न करने के लिलए पया�प्त है, यह
केवल मुकदमे में निन(ा�रिरत निकया जा सकता है न निक जांर्च के र्चरण में। अभिभयकु्त को समन जारी करने के
र्चरण में,  मजिजस्ट्र ेट को कारण दज�  करने की आवश्यकता नहीं होती ह।ै(आयात और निनया�त के धिर्डप्टी
मुख्य निनयंत्रक बनाम रोशनलाल अग्रवाल और अन्य[2003]4 एस.सी.सी.139)



उच्च न्यायालय ने सही निनष्कर्ष� निनकाला है निक मजिजस्ट्र ेट द्वारा पारिरत आदेश संनिहता की (ारा 482
के तहत अंतर्निननिहत शनिक्तयों के प्रयोग में निकसी भी हस्तके्षप का आह्वान नहीं करता ह।ै

श्री जैन ने आदेश को रद्द करने के लिलए एक अधितरिरक्त आ(ार प्रस्तुत निकया। निवद्वान वकील का
तक�  है निक अपीलाथj निपछले  19  वर्षl से आपराधि(क काय�वाही का सामना कर रहा है और इसलिलए,
काय�वाही देरी के आ(ार पर रद्द की जानी र्चानिहए। एस. जी. ननै बनाम भारत संघ, [1995] 4 एस.सी.सी.
552,निबहार राज्य निवद्युत बोर्ड�  और अन्य बनाम् नंद निकशोर तमाHवुाला, [1986] 2 एस.सी.सी. 414
और रामानंद र्चै(री बनाम निबहार राज्य और अन्य ,[ 2002 ] 1 एससीसी 153 काे समथ�न प्रस्तुत निकया
गया ह।ै इन मामलों में, आपराधि(क काय�वाही को उसमें शानिमल निवभिशष्ट तथ्यों को ध्यान में रHते हुए रद्द
कर निदया गया था, जिजसमें इस न्यायालय के अभिभयकु्त के लिHलाफ निकये गए मामले के बार ेमें कुछ संदेह भी
शानिमल थे। इनमे से निकसी भी निनण�य में कोई बाध्यकारी जिसद्धांत 
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निन(ा�रिरत नहीं निकया गया है निक आपराधि(क काय�वाही को निबना देरी के कारणों को जाने निबना, रद्द निकया
जाना र्चानिहए। 

यह ध्यान में रHा जाना र्चानिहए निक अपीलाथी द्वारा aनिमक रूप से मजिजस्ट्र ेट द्वारा संज्ञान लेने का
आदेश पारिरत निकए जाने पर हर बार उच्च न्यायालय का दरवाजा HटHटाया जाता रहा ह।ै यह अपीलाथj
के कारण है निक अपराधि(क काय�वाही मजिजस्ट्र ेट के समक्ष संज्ञान लेने के स्तर को पार नहीं कर पाई। जैसा
निक पहले देHा गया है, र्चूंनिक उच्च न्यायालय के पहले के निनण�यों ने अंधितमता प्राप्त कर ली है, इसलिलए हम
इन निनण�यों की शुद्धता में नहीं जा रहे हैं। जब तीसरी बार अपीलकता� उच्च न्यायालय के समक्ष सफल नहीं
हुआ,  तो उसने इस न्यायालय का दरवाजा HटHटाया और उसके कहने पर निवर्चारण न्यायालय की
काय�वाही पर रोक लगा दी गई। वास्तव में, 1986 से आज तक अपीलाथj के कारण आपराधि(क मामला
आगे नहीं  बढ़ा  ह।ै  यह अदालत की प्रनिaया का  दरुुपयोग होगा  यनिद  अपीलाथj  को  अब आपराधि(क
काय�वाही को रद्द करने के लिलए एक आ(ार के रूप में देरी का आग्रह करने की अनुमधित दी जाती ह।ै इस
सवाल पर निवर्चार करते हुए निक क्या आपराधि(क काय�वाही को देरी के आ(ार पर रद्द निकया जाना र्चानिहए,
पहला सवाल जिजस पर गौर निकया जाना र्चानिहए वह है देरी का कारण और अपरा( की गंभीरता। देरी के
कारणों के बारे में, अपीलाथj को स्वयं को (न्यवाद देना होगा। वह देरी के लिलए जिजम्मेदार ह।ै अपरा( की
गंभीरता के संबं( में,  हम देH सकते हैं निक संनिव(ान के तहत अस्पृश्यता की बुराई को समाप्त कर निदया
गया था और जिजस अधि(निनयम के तहत निवर्चारा(ीन भिशकायत दज� की गई है, वह लगभग आ(ी सदी पहले
अधि(निनयनिमत निकया गया था। यह दलील निक भिशकायत भिशकायतकता� की प्रधितशो( के परिरणामस्वरूप दज�
की गई थी, इस स्तर पर प्रासंनिगक नहीं ह।ै अपीलाथj के पास उधिर्चत स्तर पर निनर्चली अदालत के समक्ष
अपने लिलए उपलब्( सभी याधिर्चकाओ ंको उठाने का पया�प्त अवसर होगा। देरी के आ(ार पर आपराधि(क
काय�वाही को रद्द करने के लिलए कोई मामला नहीं बनता ह।ै

भारी देरी को ध्यान में रHते हुए, हम निवर्चारण न्यायालय को निवर्चारण में तेजी लाने तथा 6 महीने
के भीतर मामले का निनपटारा करने का निनदWश देते हैं उपरोक्त कारणों से, अपील Hारिरज कर दी जाती ह।ै

एस 0 के0 एस 0 याधिर्चका Hारिरज 

प्रमाभिणत निकया जाता ह ैनिक यह मेर े(जैनब,जिसनिवल जज, गरूर्ड, जिजला बागेश्वर)  स्वंय द्वारा निनण�यों की शब्द

दर शब्द की गयी जांर्च/सत्यापन हैं।


